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लोकतं� का सार यह है �क हम सरकार� को उनके दाव� और वाद� के �हसाब से जवाबदेह बनाए।ं ले�कन हाल के वष� क� सबसे
बड़ी ��त जवाबदेही का �वचार रही है। मी�डया म� �वभाजनकारी और अंधरा�वाद� अ�तशयो�� सामू�हक भूलने क� बीमारी को
बढ़ावा देती है। यह �रपोट� काड� (हालां�क �नणा�यक नह�) �व�ीय जवाबदेही नेटवक�  इं�डया क� एक �ंृखला का �ह�सा है, जो
�व�ीय और आ�थ�क ���कोण से �व�भ� �े�� म� सरकार के �दश�न के कुछ दाव� और वा�त�वकता पर नज़र डालने और
उजागर करने का �यास करता है।

एक दशक का �हसाब �कताब 

फाइन��शयल एकाउंटे�ब�लट� नेटवक�  इं�डया - फैन इं�डया

�या इस देश
म� बुज�ग� का
कोई जगह
नह� है ?



सभी �कार के ��मक� के �लए प�शन और �वा�य बीमा सुर�ा तं�� को मजबूत कर�
हम सभी जानते ह� �क जीवन म� एक चीज जो �न��त है वह है जीवन क� अ�न��तता।
सामा�जक सुर�ा योजनाए ंलोग� को जीवन म� चुनौ�तय� का सामना करने क� ताकत देती ह�।
और यह ताकत अब �धान मं�ी जीवन बीमा योजना, �धान मं�ी जीवन सुर�ा योजना, अटल
प�शन योजना और �धान मं�ी �य वंदना योजना जैसी योजना� के मा�यम से देश भर म�
लाख� लोग� तक प�ंच गई है, " �धान मं�ी मोद� ने 2018 म� कहा था।

हमारी सरकार ने 'सबका साथ, सबका �वकास और सबका �व�ास' के अपने 'मं�' को मजबूत
�कया। हमारे �वकास दश�न म� समावे�शता के सभी त�व� को शा�मल �कया गया है, जैसे क�,
समाज के सभी वग� के कवरेज के मा�यम से सामा�जक समावे�शता - एफएम, बजट भाषण
2024-25

दावा

https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/social-security-cover-extended-to-500-million-subscribers-says-pm-modi-118062700777_1.html


हक�कत:
�पछले महीने क� नी�त आयोग क� �रपोट� म� कहा गया है �क भारत म� लगभग 78% बुजुग� आबाद�

�बना प�शन कवर के रहती है और लगभग 70% अपने रोजमरा� के भरण-पोषण के �लए अपने

प�रवार/�र�तेदार� पर �नभ�र ह�।

कमजोर लोग� क� सामा�जक और आ�थ�क सुर�ा भाजपा सरकार क� �ाथ�मकता म� नह� है। 65 वष� से

कम उ� के बुजुग� के �लए रा�ीय सामा�जक सहायता काय��म (एनएसएपी) के तहत गैर-अंशदायी

प�शन 2007 से ��र बनी �ई है।

2012 म� �वधवा� और �वकलांग� के �लए 200 �पये से मा� 300 �पये, ऐसे समय म� जब

उड़द दाल क� क�मत 138 �पये ��त �कलो�ाम और सरस� के तेल क� क�मत 136 �पये ��त

�कलो�ाम है, प�शन रा�श एक मजाक से �यादा नह� है।

https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%A4_(1995_%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AE)
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-02/Senior%20Care%20Reforms%20in%20India%20FINAL%20FOR%20WEBSITE_compressed.pdf
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-02/Senior%20Care%20Reforms%20in%20India%20FINAL%20FOR%20WEBSITE_compressed.pdf
https://cag.gov.in/en/audit-report/details/119044
https://cag.gov.in/en/audit-report/details/119044


कुल बजट प�र�य के �ह�से के �प म� एनएसएपी के आवंटन म� दस वष� म� लगातार
�गरावट आई है, जो 2014-15 म� 0.58% से घटकर वत�मान बजट म� मा� 0.2% रह गई
है। प�शन के �लए आवं�टत रा�श लगभग 9500 करोड़ �पये पर ��र बनी �ई है। �यान रख� �क
केवल 12 बड़े �डफॉ�टर कॉरपोरेट्स को द� गई कुल कटौती 2.84 लाख करोड़ थी।

https://thewire.in/government/budget-2024-how-the-modi-government-has-neglected-social-security-pensions-once-again


इं�डया ए�ज�ग �रपोट� बताती है �क भारत म� करीब 6 करोड़ बुजुग� सब से गरीब संप�� क� �ेणी
म� आते ह�। इनम� से करीब 1 करोड़ बुजुग� �बना �कसी आय के जीवन यापन करते ह�। इसके
बावजूद, वृ�ाव�ा योजना के तहत लाभा�थ�य� क� सं�या 2012 म� 2.27 करोड़ से घटकर
2.21 करोड़ हो गई है।

काय��म के तहत कुल कवरेज 2012-13 म� 2.48 करोड़ से थोड़ा बढ़कर 2023 म� 2.97

करोड़ हो गया है। कड़े पा�ता मानदंड� के कारण योजना को ब�ह�कार के मु�� का सामना करना
पड़ता है। पुराने एसईसीसी डेटा, म�हला� के �लए स�त आयु मानदंड और �वकलांग
���य� के �लए नामांकन के �लए अ�य�धक उ� �वकलांगता �तर पर इसक� �नभ�रता
सामा�जक सुर�ा लाभ� तक प�ंचने म� मह�वपूण� बाधा� का कारण बन रही है।

योजना के �लए अपया��त धन के कारण, रा�य क� � सरकार क� तुलना म� सामा�जक
सुर�ा सहायता पर 5 से 10 गुना अ�धक खच� कर रहे ह�। ऐसा तब है जब क� � सरकार के
�व�ापन केवल अपने "लाभा�थ�य�" को �दान करने के �लए �धान मं�ी को �ेय देने का �यास
करते ह�।

भाजपा सरकार ने असंग�ठत �े� के ��मक� क� �व�ीय सुर�ा म� सुधार के �लए ब�त कम
काम �कया है, जो भारत के काय�बल का 93% �ह�सा ह�। उ�ह� ईपीएफओ और ईएसआईसी
जैसे संग�ठत �े� के ��मक� के �लए उपल� प�शन योजना� से बाहर रखा गया है।

संग�ठत �े� के ��मक� के �लए 2019 म� शु� क� गई अंशदायी वृ�ाव�ा योजना, �धान मं�ी
�म योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) का बजट 2023-24 म� 350 करोड़ �पये से घटकर
2024-25 म� �सफ�  177 करोड़ �पये हो गया है।

वा�तव म� पीएम एसवाईएम 10 करोड़ असंग�ठत ��मक� को पंजीकृत करने के अपने ल�य को
पूरा करने म� �वफल होने के कारण अ�भावी सा�बत �आ है। 2019 से 2024 के बीच केवल
50 लाख के करीब लोग� ने ही इस योजना म� नामांकन कराया है। जनवरी और जुलाई
2023 के बीच, नामां�कत लाभा�थ�य� म� से 21% ने काय��म छोड़ �दया।

https://www.outlookindia.com/national/un-report-reveals-high-poverty-rates-among-india-s-elderly-population-news-321039
https://accountabilityindia.in/sites/default/files/nsap.pdf
https://nsap.nic.in/
https://accountabilityindia.in/sites/default/files/nsap.pdf
https://thewire.in/government/budget-2024-how-the-modi-government-has-neglected-social-security-pensions-once-again
https://thewire.in/government/budget-2024-how-the-modi-government-has-neglected-social-security-pensions-once-again
https://www.business-standard.com/economy/news/21-unorganised-workers-opted-out-of-centre-s-pension-scheme-in-six-months-123071400338_1.html


यहां तक �क साव�ज�नक �े� म� संग�ठत �े� के ��मक� के �लए भी, हम� ��ताव पर शायद ही
कुछ �मलता है।

 - 18 महीने के डीए ए�रयर पर कोई फैसला नह�
 -जन�वरोधी नई प�शन योजना को ख�म करने क� कोई घोषणा नह�
 - जून और �दसंबर के सेवा�नवृ� लोग� के �लए अनुमा�नत वेतन वृ�� पर कोई घोषणा नह�
- क�युटेशन अव�ध घटाकर 12 वष� करने क� कोई घोषणा नह�
- 65,70,75 बुजुग� के �लए 5,10,15% अ�त�र� प�शन पर कोई घोषणा नह�

अगर देश के ��येक बुजुग� नाग�रक को 3000 �पये गैर अंशदायी प�शन द� जाए तो
सरकार लगभग 5.36 लाख करोड़ �पये खच� करेगी। सरकार चाहती है �क हम यह
�व�ास कर� �क हमारे बुजुग� पर इतना खच� करना एक "बोझ" होगा, एक "मु�त" होगा।
ले�कन उसी सरकार ने 2014-15 से 2022-23 के बीच बड़े कॉरपोरेट्स को लगभग 15

लाख करोड़ का राइट ऑफ �दया है।

ब�क� ने जाली द�तावेज� का उपयोग करके सहम�त के �बना अटल प�शन योजना और मोद� क�
�मुख जीवन बीमा योजना� के �लए अवैध �प से �ी�मयम डे�बट करने का दबाव डाला। "यह
प�रवार के सद�य� को योजना� का लाभ लेने से रोकता है, �जससे उनका �ी�मयम भुगतान -

शु� से ही अन�धकृत - �थ� हो जाता है।"

माच� 2020 म� को�वड-19 लॉकडाउन
से पहले, भारतीय रेलवे ने व�र�
नाग�रक� को �ेन �कराए पर 50%
छूट क� पेशकश क� थी। इसे को�वड
के दौरान बंद कर �दया गया और �फर
कभी बहाल नह� �कया गया!



मु�य अंश:

एनएसएपी के तहत बुजुग� के �लए प�शन रा�श 2007 से और �वधवा� और �वकलांग ���य� के �लए 2012

से ��र बनी �ई है।

एनएसएपी को �कया गया आवंटन भी �पछले दस वष� से लगभग 9500 करोड़ �पये पर ��र बना �आ है और
कुल बजट के �ह�से के �प म� भारी �गरावट देखी गई है।

एनएसएपी के तहत कड़े पा�ता मानदंड के प�रणाम�व�प सामा�जक सुर�ा लाभ �ा�त करने म� बड़े पैमाने पर
ब�ह�कार हो रहा है। पुराने 2011 एसईसीसी डेटा, म�हला� के �लए स�त आयु मानदंड (40-60 वष�), और
�वकलांग ���य� के �लए नामांकन के �लए अ�य�धक उ� �वकलांगता �तर (80% या अ�धक) पर इसक�
�नभ�रता �व�ीय सहायता क� आव�यकता वाले करोड़� लोग� को बाहर कर देती है।

असंग�ठत �े� के ��मक संग�ठत �े� के ��मक� के �लए उपल� प�शन योजना� तक प�ंचने म� असमथ� ह�।
इसके अलावा, संग�ठत �े� के ��मक� के �लए योजना� के �वपरीत, असंग�ठत ��मक� के �लए योजनाएं
मौजूदा क�याण योजना� से जुड़ी �ई ह� और �वशेष �प से उनके �लए सम�प�त नह� ह�।

�व�नवेश से पहले एलआईसी लाख� लोग� के �लए सामा�जक सुर�ा के �प म� काम करती थी। अब �न��त �प से
वैधा�नक आशंकाए ंह� �क �ी�मयम का आकार बढ़ जाएगा और गरीब/�ामीण प�रवार� का कवरेज कम हो जाएगा,
�जससे भारतीय जीवन बीमा �नगम का च�र� ही बदल जाएगा।



ई-�म पोट�ल को असंग�ठत �े� के ��मक� को पंजीकृत करने के �लए एक क� ��कृत मंच के
�प म� पेश �कया गया था, �जसका उ�े�य उ�ह� �व�भ� सामा�जक सुर�ा योजना� से जोड़ना
था। हालाँ�क, अभी तक 49.33 करोड़ ��मक� म� से केवल 29.48 करोड़ ही �लेटफ़ॉम� पर
पंजीकृत ह�।

आईएलओ क� �व� सामा�जक सुर�ा �रपोट� से पता चलता है �क भारत जीडीपी का 1.4% सामा�जक

सुर�ा (�वा�य को छोड़कर) पर खच� करता है, जब�क �न�न-म�यम आय वाले देश� �ारा जीडीपी का

औसतन 2.5% और उ�-म�यम आय वाले देश� �ारा 8% खच� �कया जाता है।

Financial Accountability Networkhttps://www.fanindia.net

 Financial Accountability Network India - FAN India@_FANIndia fanindia.info@gmail.com

अ�य �रपोट�  काड� के �लए नीचे �दए गए �ल�क पर ��लक कर� या ऊपर �दए गए �यूआर कोड को �कैन कर�:
https://bit.ly/BSofadecade 

https://eshram.gov.in/dashboard
https://www.cenfa.org/inequality-amplifies-malnutrition-crisis-in-india/
https://www.youtube.com/@financialaccountabilitynet7399
https://www.fanindia.net/
https://www.facebook.com/FinancialAccountabilityNetworkIndia/
https://www.facebook.com/FinancialAccountabilityNetworkIndia/
https://twitter.com/home
https://bit.ly/BSofadecade
https://bit.ly/BSofadecade

